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श्रम और रोजगार मंत्रालय 


संकल्प 


नई दिल्ली, 27 सितम्बर , 1963 
संख्मा WB. 5 ( 16 ) / 63 .- भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या WB . 5 ( 1 ) / 60 तारीख 25 
अगस्त 1960 बारा जुट उद्योग के लिए एक केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड बनाया था , जिसका गठन और 
जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित : 


I गठन 


अध्यक्ष 


श्री एल० पी० दये । 


स्वतंत्र सदस्य 
श्री घनश्यामलाल ओझा , संसद सदस्य । 
डा० परमानन्द प्रसाद । 


मालिकों के प्रतिनिधि 
श्री डी० सी० बी० पिकिंगटन, ओ० बी० ई० । 
श्री डी० पी० गोइन्का । 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
श्री काली मुखर्जी । 
श्री इन्द्रजीत गुप्त , संसद सदस्य । 
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II निधारा विषय 

(क ) उन कर्मचारियाँ ( श्रीमक, क्लर्क , पर्यवेक्षक आदि ) के वर्ग निश्चिस करना जिन्हें प्रस्तावित 
मजदूरी-निर्धारण के प्रभावक्षेत्र में लाया जाना चाहिये । 

( ख) उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट में निर्धारित उचित मजदूरी के सिद्धान्तों के आधार 
पर एक मजदूरी-विम्यास तैयार करना । 


अलावा 


माल्या 
मजदी-पिन्यास तयार करते समय , बोर्ड को उचित मजपूरी सम्बन्धी बातों के अलावा मीच लिखी 
गातों पर भी ध्यान वना चाहिये: 

(i) विकासशील अर्थव्यवस्था में इस उद्योग की आवश्यकताएं , 
(ii ) निर्थात उद्योग के रूप में जुट उद्योग की विशेषताएं । 
( iii) सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक तत्व , 
( iv ) मजदूरी- अन्तरों को ऐसे तरीके से निर्धारित करने की आवश्यकता जिससे कर्मचारियों 

को अपना कौशल बढ़ाने की प्रेरणा मिले : 


( ग ) कार्य के अनुरूप अदायगी की पदति लागू करने की वांछनीयसा । 


पाल्पा 


कार्य के अनुरूप अदायगी की पति लाग करते समय बोर्ड न्यूनतम (गुजारे लायक ) मजदूरी 
निर्धारित करने की और अतिश्रम तथा अवांछनीय अनुचित गति से काम करने से पचाने की आवश्यकता 
को ध्यान में रखेगा । 


(घ ) एसे सिद्धान्त निश्चित करना बिनके अनुसार जूट उद्योग के कर्मचारियों को बोनस (पदि 
दिया जा सकता हो) दिया जाए । बोर्ड से कहा गया था कि वह वेतन के अतिरिक्त अन्य अंदागियों 
के बारे में की आने वाली मांगों पर विचार करे और जिस तारीख से उसने अपना काम शुरू किया 
है उसके दो महीने के अन्य श्रमिकों की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी मांगों के बारे में अपनी 
सिफारिशें भेज दें । 


2. बोर्ड की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिशें 17 जनवरी 1961 को प्राप्त हुई । भारत 
सरकार ने अपने संकल्प सं० WB.5 ( 3) / 61 सारीख 25 जनवरी 1961 के द्वारा ये सिफारिशें स्वीकार 
कर लीं और सम्बन्धित पक्षों से इन सिफारिशों को लागू करने की प्रार्थना की । 


3. बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट सरकार के पास 4 सितम्बर 1963 को भेजी गई । सिफारिशों का 
सारांश इसी के साथ संलग्न है । 


4. बोर्ड की रिपोर्ट पर भली भांति विचार करने के पश्चात सरकार ने उसमें की गई सिफारिशों 
को स्वीकार करने और मालिकों , कर्मचारियों तथा राज्य सरकारों से उन्हें तुरन्त लागू करने की 
प्रार्थना करने का फैसला किया है । 
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5 . सौपे गए विषयों को निपटाने के लिए बोर्ड ने जो काम किया है और जिस प्रकार उसके 
सदस्य सभी बातों में एकमत होकर निष्कर्षा पर पहुंचे है - इसके लिए भारत सरकार उनकी प्रशंसा 
करती है । 


आपस 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र में आम सूचना के 
लिए प्रकाशित किया जाए । 


पी० एम० मेनम , 
सचिष , भारत सरकार 


परिशिष्ट 


सिफारिशों का सारांक 
(1) बोर्ड की सिफारिशें मौज्दा सभी जूट मिलों पर लागू होंगी । इनम कताई निट और पाए 
में खुलने वाली मिलें भी शामिल हैं । 


(2 ) गार्ड की ये सिफारिशें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (एस ) में दी 
गई परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले मिलों द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों पर लाग हाँगी, वशर्त कि 
इसके विपरीत कोई उल्लेख न हो । मिल क्षेत्र के बाहर स्थित मुख्य कार्यालय में काम करने वाले 
क्ला (लिपिकों) और अन्य कर्मचारियों पर थे सिफारिशें लागू न होगी । 


( 3) जूट मिल में मजदूरी का काम करने के लिए ठेके के श्रमिकों को न लगाया जाए । यदि 
कभी ठक के श्रमिक लगाए भी जाएं तो उनकी मजदूरी अदा करने का जिम्मा प्रधान मालिक का होना 
चाहिए और उसी पर इस बात का भी जिम्मा होगा कि मजदूरों से सम्बन्धित सभी कानूनों का पूर्णतया 
पालन हो । 


( 4) रिपोर्ट के अध्याय दस में उल्लिखित " अर्ध कुशल हस्त कमियों के लिए अन्तसंयंत्र 
शिशुसा प्रशिक्षण योजना " मैं निर्धारित शर्ता के अनुसार बोर्ड की सिफारिशें जुट उद्योग के 
शिक्षुओं और नासिखियों पर भी लागू होंगी । 


(5) आधार वर्ष 1939 के श्रमिक-वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 100 मानते हुए कलकत के 
सूचकांक 425 पर पश्चिमी बंगाल की जूट मिलों की कल निम्नतम मजदूरी, 81 ४० प्रतिमास होनी 
चाहिए । इसमें (1 ) मल मजदूरी, (2 ) मजरी बोर्ड द्वारा की गई मजदूरी वृद्धि और ( 3) परिवर्ती 
मंहगाई भसा शामिल माना जाय । 
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___ ( 6) पश्चिम बंगाल की जुट मिलों में इस समय आठ मल मजदूरी सम्ह हैं जिनके स्थान पर अब 
केवल निम्नलिखित तीन समह रहने चाहिये : 


( क ) वर्तमान म्ल मजदूरी समूह I से IV तक के अन्तर्गत आने वाले सभी कामगारों की मूल 

मजदूरियाँ अर्थात् रु० 34 - 67 न० पै०, रु. 35 • 75 न० पै०, रु० 36.84 न० ३०, 
रु0 37 . 92 न० पै० के स्थान पर एक समान मजदूरी रु० 40 17 न० ५० प्रतिमास निश्चित 

कर दी जाय , 
( ख) मल मजदूरी सम्ह V से VII तक के अन्तर्गत आने वाले सभी कामगारों की मूल 

मजदूरियों अर्थात् रु0 39 : 00 न० पै०, रु0 40 . 09 न० ५०, रु0 41 - 17 1०० के स्थान 

पर एक समान मजदरी रु0 41 - 17 म०प० प्रतिमास कर दी जाय. 
( ग ) मूल मजदूरी सम्ह VIII के अन्तर्गत आने वाले कामगारों की मूल मजदुरी जो इस समय 

रु0 42- 25 न०५० या अधिक है लगभग वही रहे, अर्थात् रु० 42-25 न० ० और उसस 
अधिक । 


(7) दोहरे ( युग्म ) करघा बुनकरों को दो करों के उत्पादन परनिर्धारित मूल मजदूरी के वर्तमान 
75 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत की दर से मजदूरी मिलनी चाहिये । 

( 8) सभी वगा के कर्मचारियों को लिपिक वर्ग को छोड़ कर, जिनके मामले में अलग से विचार 
किया गया है । मूल मजदूरी के अतिरिक्त रु0 8. 33 न० ० प्रतिमास की वद्धि मिलनी चाहिये, जिसमें 
रु० 3 . 42 न० पं० प्रतिमास की अन्तरिम वृद्धि भी सम्मिलित है । सभी पा के कर्मचारियों के सम्बन्ध 
में यह पनि एक अलग मन्द “मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि के रूप में दिखाई जायेगी । “ मजपूरी 
वो मारा की गई वृद्धि को बोनस, भविष्य निधि निधि आदि सभी प्रयोजनों के लिये म्ल मजदी 
का ही अंश माना जाएगा " । 

(9) वर्तमान मंहगाई भत्तं रु० 32 •50 10 4० को आधार वर्षसन् 1939 के श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य 
सूचकांक को 100 मानते हुए कलकत्त के सूचकांक 425 परनिर्धारित 60 32 . 50 न० पै० मंहगाई 
भत्ता मान लिया जाय । यह मंहगाई भत्ता परिवर्ती मंहगाई भत्ता होना चाहिए और यह कलकत के 
औसत श्रमिक पर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक अंक की वास था कमी पर कलकत्ते के लिए 
20 न0 4० बढ़ाया या घटाया जाता रहे । जुलाई से दिसम्बर तक और जनवरी से जून तक की पिछली 
छमाहियों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मंहगाई भत्ते का हर छः महीने बाद फरवरी 
और अगस्त के महीनों में पुनरीक्षण किया जाना चाहिए । 

( 10 , 26 दिन का या 208 घंटे का महीना मानते हुए जूट मिल के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों 
के लिए मूल मजरियों की एक मानक सूची बनाई गई है जो रिपोर्ट के परिशिष्ट XI में दी हुई है । 
जुट मिल के किसी ऐसे काम की जिसका उल्लेख सूची में न हो , मजदूरी की दर वही होगी जो सूची में 
उल्लिखित उसी प्रकार के कामों के लिये निश्चित की गई हैं । 

( 11 ) बोई ने मजदूरी की अमानी या उजरती दरें निर्धारित करते समय एक सप्ताह 48 घट का 
माना है । यदि किसी कारण से सप्ताह के काम के घंटे सामान्य 48 घंटों से कम हो सो कर्मचारियों की 
मजदूरी का हिसाब निम्न प्रकार से लगाना चाहिए: 

(i) काम के घंटों की संख्या चाहे जो हो, मंहगाई भत्ता न घटाया जाय । 
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(ii ) यदि सप्ताह में काम के घंटे 45 से कम न हो तो म्ल मजदूरी में भी कमी न की जाय । 
(iii ) यदि काम के घंटे 45 से कम हो तो म्ल मजदूरी 48 घंटे के सप्ताह के आधार परनिर्धारित की 

गई मजदूरी के अनुपात में कम कर दी जाय । 
खण्ड ( ii ) और (iii ) में लिखी गई शर्त केवल अमानी पर काम करने वाले कर्मचारियों पर 

ही लागू होनी चाहिये । 
( 12) बोर्ड ने पश्चिम बंगाल की जूट मिलों की वर्तमान उजरती दरों के आधार की जांच अभी तक 
नहीं की है । कि बोर्ड रिपोर्ट के पैरा 7-53 में उल्लिखित मजदूरी समूह 1 से 6 तक के व्यवसायों की 
जिन उजरती दरों पर अदायगी की जाती है , मूल मजदूरी में बढ़ोतरी कर चुका है इसलिये इन 
व्यवसायों पर लाग युनिट दरों में आवश्यक समंजन कर दिया गया है । ये नई उजरती दर तथा 
अन्य अपरिवर्तित उजरसी दर रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में दी गई हैं । 


(13) परिशिष्ट XI में उल्लिखित विभिन्न उजरती परों वाले व्यवसायों की प्रस्थाशित कमाई की 
रकम को 208 घंटे के महीने की गुजार लायफ मजदुरी मानना चाहिये घशर्ते कि कर्मचारी जान बूझ कर 
काम में ढिलाई का रवैया न अपनाएं । 


( 14 ) नलीमरला. विसवलसाह . श्री हरदत्तराय , रामेश्वर. कटिहार जे0 के और माहेश्वरी नवी जट 
मिलों में काम करने वाले सभी वर्गों के कर्मचारियों ( मियों और फटकर कामगारों) की मूल 
मजदरियां वही होनी चाहिये जिनका पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के मामलों में रिपोर्ट के परिशिष्ट 
XI में उल्लेख है । 


___ ( 15) अरुण ज्ट रोप और ट्वाइन कम्पनी, हिन्दुस्तान जनरल प्रोड्यूस कम्पनी, महावीर जुट मिल 
और रायगढ़ जुट मिल के सभी वर्गों के कर्मचारियों (कर्मियों और फटकर कामगारों ) की मूल 
मजदरियां रिपोर्ट के परिशिष्ट XI में दी गई मानक मल मजदूरियों के बराबर ही होनी चाहिए । लेकिन 
गोई की सिफारिशें लागू होने की तारीख से आगे के 12 महीनों तक इन मिलों के सभी पगों के 
कर्मचारियों की मल मजदूरियां मानक मजदूरियों से दस प्रतिशत कम होंगी । अगले बारह महीनों 
में इन मिलों के सभी वर्गा के कर्मचारियों की मूल मजदूरियां मानक मूल मजदूरियों से 
पांच प्रतिशत कम होगी । इसके पश्चात् इन मिलों के सभी वगो के कर्मचारियों 
की म्ल मजरियां वैसी ही होगी जैसी कि इस उद्योग के संबंध में रिपोर्ट के परिशिष्ट XI में दी गई 


(16) श्री कृष्ण और श्री बजरंग जूट मिला तथा गाजियाषाद जूट फैक्ट्री में काम करने वाले सभी 
वर्गा के कर्मचारियों (कमियों और फटकर कामगारों ) की मूल मजदूरियां निम्नलिखित शता के 
साथ मानक मल मजदूरियों के बराबर होनी चाहिये: 


बोर्ड की सिफारिशें लागू होने की तारीख से आगे के 24 महीनों में सभी वर्गा" के कर्मचारियों की 

म्ल मजद्रियां परिशिष्ट XI में दिखाई गई मानक मजदूरियों से 20 प्रतिशत 
कम होंगी । 


अगले 12 महीनों में सभी वर्गा" के कर्मचारियों की मल मजदरिया परिशिष्ट XI में दिखाई 

गई मानक मजदूरियों से 10 प्रतिशत कम होंगी । 


56 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART I - SE0. 1 ] 


- अगले 12 महीनों में सभी वर्गा के कर्मचारियों की मूल मजद्रियां परिशिष्ट XI में दिखाई 

गई मानक मजद्रियों से 5 प्रतिशत कम होंगी । 
इसके पश्चात् सभी वर्गों के कर्मचारियों की म्ल मजरियां परिशिष्ट XI में दिखाई 

गई मानक मजदूरियों के ही बराबर होंगी । 


(17 ) पश्चिम बंगाल के बाहर की जूट मिलों में सभी वगों के कर्मचारियों को लिपिकवर्ग को 
छोड़कर) " मजदुरी पोर्ड वारा की गई पांद के रूप में रु० 8 . 33 न० ० मिलने चाहिए जिसमें 
रु 3 .42; न0 40 की अंतरिम सहायता भी सम्मिलित है । 


शालाप 


(18) श्री हरपतराय, रामेश्वर कटिहार और रायगढ़ की जूट मिला के लिपिकवर्गीय अमले समेत सभी 
पा के कर्मचारियों को उसी दर से मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए जिसकी सिफारिश पश्चिम बंगाल 
की ज्ट मिलों के लिये की गई है । भविष्य में इन मिलों के मंहगाई भत्ते की घटा - ढ़ी भी कलकत के 
श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर उसी प्रकार होनी चाहिये जिसकी पश्चिम बंगाल 
की जूट मिलों के लिये सिफारिश की गई है । 

(19) आधार-वर्ष 1935 - 36 के श्रमिकवर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 100 मानते हुएविशाखा 
पत्तमम के सन 1962 के अंतिम 6 महीनों के आँसत सूचकांक 479 पर नसीमरला, और 
चित्तवलसाह जुट मिले, अरुण जूट रोप दपाइन कम्पनी तथा हिन्दुस्तान जनरल प्रोड्युस कम्पनी के 
लिपिकवर्गीय अमले सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों का महगाई भत्ता रु0 36 •63 न० 40 
मिर्धारिस किया जाना चाहिये । यह मंहगाई भत्ता परिवर्ती मंहगाई भत्ता होना चाहिये और यह 
विशाखापत्तनमा के औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक अंक की वार था कमी होने 
पर 20 न० 40 की दर से बढ़ाया था घटाया जाता रहे । जुलाई से दिसम्बर तक और जनवरी में 
जून तक की पिछली छमादियों के औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मंहगाई 
भत्ते का हर छ महीने बाप - फरवरी और अगस्त के महीनों में पुनरीक्षण किया जाना चाहिये । 

(20) एलुरू में आधार वर्ष 1935. 36 के श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 100 मानत 
हए 1962 के अन्तिम छ महीनों के औसत, सूचकांक 560 पर श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जूट मिला में 
फाम करने वाले सभी वर्गों के कामगारों तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के भक्त की पर रु0 32 .50 
न० १० निश्चित की . जानी चाहिये । महंगाई भत्ते की रकम परिवर्ती होनी चाहिये और एलरू के ऑसत 
श्रीमक-वर्ग मूल्य सूचकांक में होने वाली प्रत्येक अंक की कमी था वेशी पर मंहगाई भत्ते की इस रकम 
में 20 न० १० की कमी या पेशी होनी चाहिए । जुलाई से दिसम्बर तक और जनवरी से जून तक की 
पिछली छमाहियों के ऑसप्त श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर छ महीने बार 
फरपरी और अगस्त के महीनों में मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण होना चाहिये । 


( 21 ) कानपुर में आधार वर्ष सन 1939 के श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 100 मानत 
रामन 19622 तिम महीनों के औसत सचकांक 519 पर के मारेश्वरी देवी और महावीर 
जूट मिला और गाजियाबाद जूट कारखाने में काम करने वाले सभी वर्गों के कामगारों तथा लिपिक वर्गीय 
कर्मचारियों के भत्ते की पर 70 32 •50 न0 पं० निश्चित की जानी चाहिए । मंहगाई भत्तं की रकम 
परिवर्ती होनी चाहिए और कानपुर के ऑसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली प्रत्येक 
अंक की कमी था पेशी पर मंहगाई मत्तं की इस रकम में 20 न0 40 की कमी या पेशी होनी चाहिये । 
जुलाई में दिसम्बर तक और जनवरी से जन तक की पिछली छमाहियों के औसत श्रमिकवर्ग उपभोक्ता 
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मुल्य सूचकांक के आधार पर हर छ: महीने बाद फरपरी और अगस्त महीने में मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण 
होना चाहिए । 

( 22) श्री हरपत्तराय , रामेश्वर , कटिहार, रायगड, नेलीमरला और चित्तबलसाह अट मिलों की उजरती 
दर वही होनी चाहिए जो पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के लिए मानक है । फिन्त रायगढ़ टमिल में 
पश्चिम बंगाल जूट मिलों की मानक उजरती दर रिपोर्ट के पैरा 7 . 65 में उल्लिखित योजना के 
अनुसार कई चरणों में लागू की जानी चाहिए । 
( 23) ० के० माहेश्वरी थी, महावीर , श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जूट मिलों के मालिकों को चाथिए कि 

समान अन्तरक को कायम रखते हुए विभिन्न पगों के कर्मचारियों की अमानी मजदूरी पर भाई 
दारा निर्धारित नई न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निश्चित करें । उजरती दर पर काम करने वाले 
कर्मचारियों की मजदूरी दरें इस प्रकार समंजित की जायं कि न्यूनतम कमाई करने वाले कर्मी को 
उससे कम मजदूरी न मिले जिसकी सिफारिश वर्तमान कार्यभार और अन्य वर्तमान परिस्थितियों को 
दृष्टि में रखकर बोर्ड ने की है । अन्य उजरती दर वर्तमान अन्तरकों को पभापत रखते हुए निर्धारित 
की जानी चाहिए । जरतदरों और अमानी पर काम करने पाले दोनों कमियों को " मजपूरी बोर्ड वारा की 
गई दि " और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए । बोर्ड की मंशा है कि सभी कर्मचारियों के कल वेतन में 
कम से कम रु० 4 . 91 न० ५० प्रतिमास की वृद्धि ( अन्तरिम सहायता के अतिरिक्त ) अवश्य होनी 
चाहिए । यदि मालिकों मारा परिशोधित मजदूरी दरों और या उजरती दरों के सम्बन्ध में मालिकों 
और कर्मचारियों के बीच कोई विवाद पैदा हो जाए तो उसे तप करने के लिप सन्धिस राज्य सरकार 
को आवश्यक कदम उठाने चाहिये । 

(24) महावीर, श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जूट मिलों में मानक उजरती दरं उसी प्रकार कई चरणों 
में लागू की जानी चाहिये जैसी कि अमानी दरों के सम्बन्ध में रिपोर्ट के पैरा 7 . 65 में उल्लिखित 
सिफारिश की गई है । 

परिशिष्ट XI में विभिन्न उजरती कामां की स्याशित कमाई की रकम बसाई गई है । 

( 25) श्री हरवत्तराय , रामेश्वर , कटिहार और रायगढ़ तथा नेलीमरला और चिसवलसाह जूटमिलों के 
सम्बन्ध में ये ही रकम 208 घंटे के महीने के लिए न्यूनतम ( गुजारे लाथक) मजदूरियां भी समझी 
जाए पशत कि कामगार आनझ कर काम में विलाई का रपैया न अपनाएं । अ0 के माहेश्वरी देवी, 
महावीर , श्रीकृष्ण और श्री बजरंग न्ट मिलों के सम्बन्ध में मालिकों को परिश्रम और कसलता 
से काम करने वाले और ऑसत मानक उत्पादन वने वाले कर्मचारियों की प्रत्याशित कमाई की 
रकर्मों का हिसाब लगा लेना चाहिए और इन्हें ही 208 घंटे के महीने के लिये न्यूनतम ( गुजार लायक ) 
मजदूरियां समझना चाहिए, बशर्त कि कर्मचारी जान - एक कर काम में ढिलाईका रथा न अपनाएं । 

( 26 ) पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के मिस्त्रियों की परिशोधित मामक मूल्य मजरिया और 
श्रेणियां रिपोर्ट के परिशिष्ट XIII में पिए अनुसार होनी चाहियें । 

( 27 ) मिस्त्रियों की क और ख श्रेणियों का वेतनमान भी श्रेणी ग के समान 6 वर्ष का होना 
चाहिए । क श्रेणी का पहला साल ख श्रेणी का छठा साल मानना चाहिये और क श्रेणी में रू0 4 . 35 
न० ० की वार्षिक वृद्धि वाले दो वेतनमान और जोर बने चाहियें । 
___ ( 28 ) स्थिर गुड वाले मिस्त्रियों जैसे हर मिस्त्री, मिल और सामान्य चार्ज हो , नमन बनाने 
पाले आदि को जो क , ख और ग श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आते रु . 4. 91 म० ० प्रतिमास की 
सामान्य वृमि के अतिरिक्त मल मजदूरी में रु० 14 .08 न० ५० प्रतिमास की वृद्धि और दानी 
चाहिए । 
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( 29 ) क और ख श्रेणी के बीच जीमनों के लिये जो वर्तमान रिक्ति अवरोध हैं उसे हटा देना 
चाहिये । 

(30 ) "चीनी बढ़ाइयों " की वर्तमान मल मजरियां पहले जैसी ही रहनी चाहिये और उनै 
केवल 60 4.91 न० ० की सामान्य वृद्धि मिलनी चाहिये । यह रकम रु0 3. 42 न० ० की 
अन्तरिम सहायता के साथ मिल कर मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई पति के रूप में रु० 8 . 33 न० ० 
हो जायेगी । चीनी बढ़ाइयों का पद समाप्त कर उसके स्थान पर प्रधान विशिष्ट और विशिष्ट बढ़ाई 
रखने चाहिये । प्रधान विशिष्ट बढ़ई की मल मजदूरी वही होनी चाहिये जो मिल हेड मिस्त्री को 
मिलती है और विशिष्टि बढ़ई की मूल मजदूरी उतनी होनी चाहिये जितनी चार्ज हेहों को दी जाती 


मान्य 


(31 ) तेल वाले खलासी , रस्सा जोड़ने वाल , पिन लगाने वाले ( Pin Boys ) बार पर काम करने वाले 
( Bar Boys ). राव ढोने वाले , माल उठाने वाले आदि कर्मचारियों की ऐसी श्रणियां हैं जो आम तौर 
पर इंजीनियरी विभाग में दिखाई जाती है किन्तु इन्हें सामान्य कर्मी ही समझना चाहिये और इनकी 
मासिक मल , मजारियां प्रत्येक के सामने लिखे अनुसार होमी चाहिये । । 


(32 ) कार चालको , लारी चालकों और ट्रैक्टर चालकों को उसी ख श्रेणी में रखना चाहिए जो कि 
पश्चिम बंगाल में जूट मिलों के मिस्त्रियों को लाम् हैं और उन्हें प्रारंभिक वेतन के रूप में 70 78. 00 
न०प० प्रतिमास तथा उसी श्रेणी की वार्षिक वृद्धि मिलनी चाहिए । जिन चालकों के लिए लारी 
चालकों के रूप में काम करना आवश्यक हो उन्हें रु0 15 . 00 न० ५० प्रतिमास के हिसाब से विशेष 
भत्ता देना चाहिए । 


___ ( 33 ) प्रत्येक श्रेणी की समाप्ति पर कशलता-परीक्षा के पश्चात जर्नीमन श्रेणी के सभी मिस्त्रियों 
को ग श्रेणी से ख श्रेणी में , और ख श्रेणी से क श्रेणी में चढ़ा देना चाहिए । इस प्रकार की श्रेणी 
उन्नति के सम्बन्ध में कोई रिक्ति - अवरोध नहीं होना चाहिए । 


( 34 ) सभी श्रेणियों के मिस्त्रियों की पार्षिक वेतन वृद्धि की सारीख अपारवती होनी चाहिये । 


(35 ) अप्रैटिस अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आने वाले मिस्त्री अटिसां के अतिरिक्त 
अन्य ,मिस्त्री अटिसों को वर्तमान दरों से गुजारा भत्ता देना चाहिए, इसके साथ साथ उन्हें मजदूरी 
बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि के रूप में रु0 8 . 38 न० ५० प्रतिमास और देना चाहिए । इसमें , अंतरिम 
सहायता के रु0 3 . 42 न० ० भी सम्मिलित हैं । इनको मिलने वाले मंहगाई भसे की रकम पश्चिम 
बंगाल की जट मिलों में काम करने वाले अन्य कामगारों के मंहगाई भत्ते की रकम के बराबर 
होनी चाहिए । 


( 36) पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के मिस्त्रियों के लिए बोर्ड द्वारा परिशोधित मानकित । गत 
और वेतनमान , बोर्ड द्वारा निर्धारित कछ शतों के अधीन पश्चिम बंगाल के बाहर की जूट मिलों पर 
भी लागू होंगे । 


(37) पश्चिम बंगाल के बाहर की मिलों के मिस्त्रियों के यथासंभव वही नाम अपनाने चाहिएं जो 
पश्चिम मंगाल की जट मिलों में हैं । 
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( 38 ) पश्चिम बंगाल की जूट मिला के पहरा और निगरानी स्टाफ की परिशोधित मल मजदूरियां 
निम्न प्रकार होनी चाहिए : 
जमादार 

रु0 75 - 34 न० पै० 
हवलदार 

60 60 _34 न० ५० 
दरबान 

रु० 46 - 34 न० ५० 


( 39 ) नेल्लीमरला, चित्तवलसाह और ज० के० जुट मिलों को छोड़कर पश्चिम बंगाल के बाहर की 
सभी जूट मिलों में पहरा और निगरानी स्टाफ की विभिन्न श्रणियों की मजदूरी दर , पश्चिम बंगाल 
की जूट मिलों में उसी श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाली मानकित मजदूरी दरों के बराबर होनी 
चाहिएं । वोर्ड द्वारा निश्चित कल मजदूरी के अतिरिक्त मिलने वाली रकम व्यक्तिक यतन के रूप 
में दी जाती रहेगी लेकिन इस प्रकार के पहरा और निगरानी स्टाफ को मजदूरी बोर्ड द्वारा दी गई जि 
के रूप में रु0 8 - 33 न० पै० और दिये जायेंगे जिसमें अन्तरिम सहायता की रकम भी सम्मिलित 
होगी । 

( 40 ) नेल्लीमरला, चित्तबलसाह और जे० के० जूट मिलों को भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मचारियों 
के सबंध में उन्हीं मजदूरी दरों का अनुसरण करना चाहिए जो पश्चिम बंगाल की जूट मिला के 
पहरा और निगरानी स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के लियनिर्धारत की गई हैं । किन्तु वर्तमान पद्धारी 
का मूल वेतन मान वही होना चाहिए, जिसकी बोर्ड ने सिफारिश की है और वर्तमान कर्मचारियों को 
उनकी संवा अवधि के अनुसार इन्हीं श्रेणियों में बांट देना चाहिए । बोर्ड द्वारा निश्चित काल मजदूरी 
के अतिरिक्त मिलने वाली रकम व्यक्तिक वेतन के रूप में दी जाती रहेगी और इन्हें मजदूरी बोर्ड द्वारा 
की गई वृद्धि के रूप में रु० 8 _ 33 न० पै० भी मिलेंगे जिसमें अन्तरिम सहायता की रकम भी 
सम्मिलित होगी । 


( 41 ) महावीर , रायगढ़, श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जुट मिलों और अरुण जुट रस्सा तथा ट्रवाइन 
कम्पनी, हिन्दुस्तान जनरल प्रोड्यूस और गाजियाबाद जुट कारखाने के पहरा और निगरानी स्टाफ के 
लोगों का मूल वेतन रिपोर्ट के पैरा 7- 65 में मल मजदूरी के बारे में दी गई क्रमिक वृद्धि योजना 
द्वारा नियंत्रित होना चाहिए बशर्ते कि इसका पहरा और निगरानी स्टाफ के लोगों की वर्तमान उपलब्धि 
पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े । इन लोगों को भी अन्तरिम सहायता समेत मजदुरी बोर्ड द्वारा की 
गई वृद्धि के रूप में रु0 8_33 न० ० मिलने चाहिएं । 


. ( 42 ) पश्चिम बंगाल के जूट मिलों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के परिशोधित वेतन-मान 
मजदुरी बोर्ड द्वारा की गई रु0 8 - 33 न० पै० की पदि को मिलाकर निम्न प्रकार होगें : 

II रु० 77 - 4 - 137 
गह I रु० 92 - 5 -~-162 - 7 - 207 
एस० बी० गूड रु० 152 --10 - 222 
एस० ए० गुड रु0 222 - 10 - 322 

( 43 ) लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को परिशिष्ट XV की सारिणी में दिखाई गई रीति से मुल 
बेसन के नये मानों में बांट देना चाहिये । गड I के वर्तमान पदधारी को , जो कशलसारोध पार कर चुका 
हो , पोई द्वारा निर्धारित विशेष शता के अनुसार नये गू में रख देना चाहिए । 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


( 44 ) विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लिपिकों के गुंडों का निर्णय बोर्ड द्वारा निर्धारित ढंग 
से होना चाहिए । 
___ ( 45) गूह I में लिपिकों की नियुक्ति के लिचं भर्ती का आधार गूड II होना चाहिए किन्तु गुड I 
में चढ़ाने के विचार से गूह II में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को 2 वर्ष से अधिक ग II में नहीं 
रखना चाहिए । ग्रेड II के लिपिक भी उच्च गूड में पोन्नति के पात्र समझे जाने चाहियें बशर्ते कि 
वे इस प्रकार की पदोन्नति के योग्य हो । उच्च गडों के रिक्त स्थानों की पूर्सि सामान्यतः निम्न गड 
के उपयुक्त लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा की जानी चाहिए और पदोन्नति की कसौटी वरीयता और 
कशलता होनी चाहिए । 

(46 ) जम निम्न का लिपिक उच्च गड के पद पर 15 था अधिक दिनों तक स्थानापन्न रूप 
से काम करे तो उस अवधि में उसे उसके मूल वेतन के 5 प्रतिशत प्रतिमास के बराबर कार्यवाहक 
भत्ता मिलना चाहिए जो किसी भी दशा में 5 रु० से कम न हो । 

( 47) लिपिकों के वार्षिक वेतन -वृद्धि की तारीख नहीं बदलनी चाहिए । 
( 18) बोर्ड की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप लिपिकों को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी 
चाहिए । उन मामलों में जहां बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों की अपेक्षा की संवा सम्बन्धी वर्तमान 
शत , कल मिलाकर अच्छी हैं , वहां के लोग अपने वर्तमान अधिकारों और विशेषाधिकारों का 
उपभोग करते रहेंगे । 


( 49 ) पश्चिम बंगाल के बाहर की सभी जूट मिला को लिपिकों के परिशोधित गंडों तथा 
वेतनमानों का और पश्चिम बंगाल के बारे में बाई बाग लिपिकों के श्रेणीकरण और पदोन्नति आदि के 
सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का अनुसरण करना चाहिए । पश्चिम बंगाल के बाहर की जूट मिला 
के लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई वृद्धि के रूप में रु० 8 - 38 न० पै० मासिक 
की रकम अलग से नहीं दी जायेगी किन्तु विभिन्न श्रेणियों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को उनके 
वर्तमान ग्रहों के उपयुक्त नये गूडों में रखते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक 
लिपिक को बोर्ड की सिफारिशें लागू होने की तारीख से कम से कम 14 रुपये प्रतिमास की वृद्धि 
अवश्य मिले । 


( 50 ) नेल्लीमरला और चितवलसाह जूट मिलों के मामलों में वर्तमान गडों को बोर्ड द्वारा निर्धारित 
ढंग से नये गुंडों में विलीन हुआ मान लिया जाना चाहिए । 


(51) महावीर , रायगढ़ , श्रीकृष्ण और श्री बजरंग जूट मिला, अरुण जूट रोप और ट्वाइन कम्पनी , 
हिन्दुस्तान जनरल प्रोड्युस कम्पनी और गाजियाबाद जूट कारखाने के मामले में लिपिकों के नये 
वेतनमानों का प्रवर्तन रिपोर्ट के पैरा 7 - 65 में दी गई रीति के अनुसार ही कई चरणों में किया 
जायेगा लेकिन शर्त यह रहेगी कि प्रत्येक लिपिक को बोर्ड की सिफारिशें लागू होने की सारीख से कम 
से कम 14 रुपये प्रतिमास की वृद्धि अवश्य मिले । 


( 52) देश की सभी जुट मिलों के लिये बोनस की एक मानांकत योजना की सिफारिश की जाती 
है । लेकिन यदि किसी मिल में किसी वर्तमान पंचाद, करार , या प्रभा के कारण भीधक घर पर बोनस 
दिया जा रहा हो , तो वह पंचाट, करार या प्रभा लागू रहनी चाहिये और बोर्ड की सिफारिशों के अधीन 
बोनस न देकर उन्हीं के अधीन बोनस दिया जाना चाहिए । 
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(53 ) सन् 1963 का बोनस 1962 में कर्मचारियों को मिलने वाली मूल मजदूरी के आधार परदेय 
होगा । पश्चिम बंगाल के बाहर की मिलों में चालू वर्ष के देय बोनस का हिसाब , 1962 में मिला के 
प्रत्येक कर्मचारी को दी गई मूल मजदुरी और रिपोर्ट के परिशिष्ट X में निदिष्ट मजदारी में से जो 
भी अधिक हो उसे आधार मानकर लगाया जायेगा । आगामी वर्षों में बोनस पिछले वर्ष दी गई 
मजदूरियों के आधार पर दिया जाएगा । 

(54 ) जूट उद्योग में बोनस की अदायगी पर नियन्त्रण रखने के लिय बाई ने नियम निर्धारित 
कर दिये है । 

( 55 ) सभी मिलों में 1963 में दिये जाने वाले बोनस की अदायगी 12 अक्तूबर 1963 के पहले 
कर दी जानी चाहिए । 
___ (56 ) जूट उद्योग में स्थायी और अस्थायी कामगारों का अनुपात उस कगर द्वारा नियंत्रित होगा 
जो बोर्ड में सम्मिलित मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुआ है और जिसकी 
शता के अनुसार बोर्ड ने सिफारिश की है । 

( 57 ) पुरुष कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आय 58 और महिला कर्मचारियों की 55 होनी चाहिए । 
याद मालिक चाहें तो कर्मचारियों को इस आयु के बाद भी काम पर रख सकते हैं किन्तु इसका 
कर्मचारियों द्वारा उपदान का दावा करने के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव न होगा । 

( 58) रिपोर्ट के परिशिष्ट XVII में दिए हुए काम के व्यारे जानकारी के लिये हैं और वे केवल 
दृष्टान्त रूप में दिखाए गए हैं । उन्हें स्वतः पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए । 

(59) बोर्ड ने जूट मिल के अर्ध- कुशल कर्मियों के लिये एक अन्तर संयन्त्र शिक्षा प्रशिक्षण योजना 
बनाई है जो परिशिष्ट XI में दी गई है । 

( 60 ) बार्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रात पारी भत्ता प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । लेकिन फिर भी उसकी सिफारिश है कि इस सम्बन्ध में यदि कोई ऐसी वर्तमान प्रथा प्रर्चालत 
हो जो कर्मचारियों के लिए लाभकर हो तो उसे चलने दिया जाए । 

(61 ) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई मजदूरी दर 1 जुलाई 1963 से लागू होनी चाहिए और इसकी 
सिफारिश 31 दिसम्बर 1967 तक लाग रहेंगी । 

( 62 ) सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकृत और प्रकाशित हो जाने के पश्चात् मजदूरी की नई दरी 
से अदायगी यथाशीघ्र आरम्भ कर देनी चाहिए और यह अदायगी किसी भी दशा में 2 नवम्बर 1963 
को समाप्त होने वाले सप्ताह की मजदूरी ( आगामी सप्ताह में देय ) अदा करने की तारीख के बाद न 
हो । पहली जुलाई से उस तारीख तक, जब नया मजदूरी विन्यास वास्तव में लागू किया जाय , नई 
और पुरानी मजदूरी के बीच के अन्तर की रकम 23 नवम्बर 1963 या उसके पूर्व अदा कर देनी 
चाहिए । 
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